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दिल्ली में हर घर का बनेगा प्रॉपर्टी आधार! खत्म होंगे सारे विवाद
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राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्ली  में  रहने  वाले  लोगों  और  संपत्ति  मालिकों  के  लिए  एक  ऐतिहासिक  खबर  सामने  आई  है।  दिल्ली

सरकार  राजधानी  में  संपत्तियों  के  प्रबंधन  और  स्वामित्व  के  रिकॉर्ड  को  पूरी  तरह  से  डिजिटल  और  पारदर्शी  बनाने  के

लिएदिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल-2026 (Delhi Land Records Bill 2026)लाने जा रही है। इस नए कानून के लागू होने  के बाद

दिल्ली  की  हर  आवासीय,  व्यावसायिक और संस्थागत संपत्ति  का  अपना  एक यूनिक डिजिटल पहचान नंबर  होगा,  जिसे  आम

भाषा में प्रॉपर्टी आधार कार्ड  (Property Aadhaar Card)कहा जा रहा है।

वर्षों  पुराने  भूमि  विवादों,  फर्जी  कागजातों  के  सहारे  होने  वाली  धोखाधड़ी  और संपत्ति  के  मालिकाना  हक को  लेकर पैदा  होने

वाली कानूनी  उलझनों  को समाप्त करने  के  उद्देश्य से  यह ऐतिहासिक पहल की जा रही है।  सरकार का यह कदम दिल्ली के
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प्रॉपर्टी सेक्टर में एक बड़े डिजिटल बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। अगर आप भी दिल्ली में अपना मकान, दुकान या कोई

भूखंड रखते हैं  या नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं,  तो आपके लिए इस योजना की हर अपडेट जानना बेहद जरूरी है। यदि

आप अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में रुचि रखते हैं, तो पढ़ें:नए घर में शिफ्टिंग? 2 मिनट में ऐसे बदलें आधार और पैन का पता!

   १. दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल 2026: हर संपत्ति को मिलेगी अपनी य   

दिल्ली  लैंड  रिकॉर्ड  बिल-2026  के  माध्यम  से  सरकार  राजधानी  की  हर  संपत्ति  को  एक  स्थायी  और  प्रामाणिक  डिजिटल

पहचान  देने  की  तैयारी  में  है।  इसका  मुख्य  उद्देश्य  दिल्ली  के  हर  कोने  में  मौजूद  अचल  संपत्ति  का  वैज्ञानिक  और  सटीक

डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है।

   डिजिटल पहचान का प्राथमिक उद्देश्य   

अब  तक  राजधानी  में  संपत्तियों  के  रिकॉर्ड  अलग-अलग  विभागों  और  कागजी  फाइलों  में  बिखरे  हुए  थे।  इससे  न  केवल  आम

नागरिकों  को अपने दस्तावेज खोजने में  परेशानी होती थी, बल्कि फर्जीवाड़े  की गुंजाइश भी बनी रहती थी। नए कानून के तहत

प्रत्येक संपत्ति को एकUnique Property IDमिलेगी, जो हमेशा के लिए उस प्रॉपर्टी का डिजिटल एड्रेस बन जाएगी।

   सर्वे में शामिल होंगी ये सभी संपत्तियां   

इस योजना के तहत दिल्ली के किसी भी इलाके को छोड़ा नहीं जाएगा। सर्वे के दायरे में निम्नलिखित संपत्तियों को पूरी तरह से

शामिल किया जाएगा:

 >>  आवासीय  संपत्तियां  (Residential  Properties):प्लॉट,  व्यक्तिगत  मकान,  ग्रुप  हाउसिंग  सोसाइटी  के  फ्लैट्स  और

अनधिकृत कॉलोनियों के मकान।

 >> व्यावसायिक संपत्तियां (Commercial Properties):दुकानें, शोरूम, वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, गोदाम और मॉल।

 >> संस्थागत व औद्योगिक संपतियां (Institutional   Industrial):स्कूल, अस्पताल, सरकारी भवन और फैक्ट्रियां।

   २. ड्रोन सर्वे और आधुनिक तकनीक से तैयार होगा संपत्तियों का स   

राजधानी जैसी घनी आबादी और विस्तृत भूभाग वाले क्षेत्र में सटीक मैपिंग करना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के

लिए सरकार आधुनिक 3D मैपिंग तकनीक और हाई-रिज़ॉल्यूशन ड्रोन सर्वे का सहारा ले रही है।
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   भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) का सहयोग   

संपत्तियों  के  इस वैज्ञानिक सर्वे  को पूरा करने  के  लिएभारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India)की तकनीकी मदद ली

जाएगी। विभाग के उन्नत ड्रोन राजधानी के ऊपर उड़ान भरकर हर एक संपत्ति का अक्षांश-देशांतर (GIS Coordinates) और

सटीक क्षेत्रफल रिकॉर्ड करेंगे।

   तकनीक आधारित पारदर्शिता और डाटा सुरक्षा   

ड्रोन मैपिंग से तैयार डाटा को एक केंद्रीकृत डिजिटल लैंड बैंक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसLatest Update 2026के

अनुसार, नागरिक अपने जमीन की लोकेशन, सीमाएं और क्षेत्रफल ऑनलाइन पोर्टल पर आसानी सेCheckकर सकेंगे। डिजिटल

मैपिंग से मानवीय भूल या गलत नाप-जोख की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कानून-व्यवस्था और सरकारी पहलों के संबंध

में अन्य क्षेत्रीय समाचार पढ़ने के लिए देखें:किराना दुकान में टॉफी के साथ बिक रहा था गांजा और बीयर, पुलिस का छापा!

   ३. सिर्फ जमीन ही नहीं, इमारत की हर मंजिल का बनेगा अलग  प्रॉप   

दिल्ली  लैंड  रिकॉर्ड  बिल-2026 की  सबसे  बड़ी  और क्रांतिकारी  विशेषता  इसका  3D डिजिटल वर्टिकल रिकॉर्ड  प्रबंधन  है।

दिल्ली में बहुमंजिला इमारतों और फ्लैट संस्कृति को ध्यान में रखते हुए यह विशेष प्रावधान किया गया है।

   फ्लोर-वाइज (Floor-wise) यूनिक प्रॉपर्टी ID   

आमतौर  पर  पुराने  भूमि  रिकॉर्ड  में  सिर्फ  जमीन  का  खसरा  या  प्लॉट  नंबर  दर्ज  होता  था,  जिससे  बहुमंजिला  इमारतों  में

अलग-अलग मंजिल के मालिकों को अपना हक साबित करने में दिक्कत आती थी। लेकिन इस नए नियम के तहत:

 >> इमारत की भू-तल (Ground Floor) से लेकर सबसे ऊपरी मंजिल तक का अलग डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा।

 >> हर मंजिल (Floor) और फ्लैट को एक अलगUnique Property ID (प्रॉपर्टी आधार कार्ड)आवंटित की जाएगी।

 >> इससे फ्लैट खरीदारों को अपनी संपत्ति की स्वतंत्रता और अलग कानूनी मान्यता प्राप्त होगी।

   ४. फर्जीवाड़े और दशकों पुराने भूमि विवादों से मिलेगी हमेशा क   

दिल्ली की अदालतों में  लंबे समय से लंबित सिविल मामलों में  एक बड़ा हिस्सा जमीन और मकान से जुड़े  विवादों  का है। जाली
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पावर ऑफ अटॉर्नी, एक ही संपत्ति को कई लोगों को बेचने और मालिकाना हक के झूठे दावों ने हजारों नागरिकों को परेशानी में

डाला है।

   फर्जी दस्तावेजों पर लगेगा कड़ा अंकुश   

डिजिटल डेटाबेस तैयार होने के बाद कोई भी व्यक्ति एक ही संपत्ति पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर दोहरा लोन नहीं ले सकेगा

और  न  ही  उसे  धोखाधड़ी  से  किसी  दूसरे  को  बेच  सकेगा।  संपत्ति  का  हर  हस्तांतरण  सीधे  डिजिटल  पोर्टल  से  जुड़ेगा,  जिससे

फर्जीवाड़े पर 100% लगाम लगेगी।

   अदालती मुकदमों में भारी कमी की संभावना   

जब हर संपत्ति का मालिकाना हक सरकारी पोर्टल पर प्रामाणिक और पारदर्शी रूप से दर्ज होगा, तो पड़ोसियों के बीच सीमा

विवाद  (Boundary  Disputes)  और  स्वामित्व  संबंधी  संशय  हमेशा  के  लिए  समाप्त  हो  जाएंगे।  इससे  अदालतों  पर  सिविल

मुकदमों का बोझ भी काफी हद तक कम होगा।

   ५. संपत्ति की खरीद-बिक्री, उत्तराधिकार और बैंक लोन की प्रक्र   

संपत्ति  का  व्यवस्थित  डिजिटल रिकॉर्ड  बनने  का  सीधा  फायदा  दिल्ली  के  आम नागरिकों  को  उनके  दैनिक प्रशासनिक और

वित्तीय कार्यों में मिलेगा।

   आसान और झंझट-मुक्त प्रॉपर्टी ट्रांसफर   

डिजिटल  पहचान  पत्र  बन  जाने  से  संपत्ति  की  रजिस्ट्री,  म्यूटेशन  (दाखिल-खारिज)  और  उत्तराधिकार  (Inheritance)  के

आधार पर नाम ट्रांसफर कराने  की प्रक्रिया बेहद तेज और आसान हो जाएगी। आप घर बैठे  ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से

अपनी फाइल काStatus Checkकर पाएंगे।

   बैंक लोन और सरकारी योजनाओं में सहूलियत   

बैंकों  से  होम  लोन या  संपत्ति  पर  ऋण (Loan against  Property)  प्राप्त  करने  के  लिए  अब दर्जनों  कागजात और बार-बार
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वेरिफिकेशन के चक्कर नहीं काटने होंगे। बैंक केवल आपकी यूनिक प्रॉपर्टी आईडी से सरकार के अधिकृत डिजिटल पोर्टल पर

रिकॉर्ड वेरीफाई कर तुरंत लोन मंजूर कर सकेंगे। देश में सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से जुड़ी खबरें जानने के लिए

पढ़ें:यूपी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड! आवास और सरकारी योजनाओं में बना नंबर-1

   ६. 30 ग्रामीण इलाकों में सफल परीक्षण के बाद अब पूरी दिल्ली म   

इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरी  दिल्ली में  लागू  करने  से  पहले  सरकार ने  केंद्र  सरकार कीस्वामित्व योजना (SVAMITVA

Scheme)के तहत इसका एक सफल पायलट प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है।

   स्वामित्व योजना के सकारात्मक परिणाम   

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के 30 ग्रामीण गांवों में ड्रोन सर्वे कराकर प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए

जा चुके हैं। इस पायलट टेस्ट के दौरान प्राप्त हुए बेहतरीन परिणामों, सटीक डाटा संग्रह और ग्रामीणों के सकारात्मक फीडबैक

को देखते हुए अब इस मॉडल को पूरी दिल्ली में विस्तार देने का फैसला लिया गया है।

   शहरी व अनधिकृत कॉलोनियों में क्रियान्वयन   

ग्रामीण क्षेत्रों में सफलता के बाद अब शहरी इलाकों, नियमित कॉलोनियों, अनधिकृत कॉलोनियों और री-डेवलपमेंट क्षेत्रों में

भी चरणबद्ध तरीके से सर्वे का काम आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि दिल्ली का कोई भी हिस्सा छूटे नहीं।

   ७. विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पास होगा बिल, जल्द शुरू होग   

दिल्ली सरकार इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए तेजी से प्रशासनिक कदम उठा रही है। विधेयक का

मसौदा लगभग तैयार हो चुका है।

   विधानसभा का विशेष सत्र   

मंत्रियों के समूह (Group of Ministers) द्वारा विधेयक की गहन समीक्षा किए जाने के बाद इसे मंजूरी की प्रक्रिया में लाया

गया है। सरकार इस ऐतिहासिक  दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल-2026  को पास कराने  के  लिए दिल्ली विधानसभा का एक विशेष
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सत्र आयोजित करने जा रही है।

   चरणबद्ध महा-सर्वे और पोर्टल लॉन्च   

विधानसभा से  मंजूरी मिलते ही पूरे  दिल्ली क्षेत्र में  चरणबद्ध वैज्ञानिक सर्वे  (Phased Scientific Survey) शुरू  कर दिया

जाएगा।  नागरिकों  के  लिए  एक  समर्पित  वेब  पोर्टल  भी  लॉन्च  किया  जाएगा,  जहां  से  वे  अपने  प्रॉपर्टी  कार्ड  कीPDF

Downloadकर सकेंगे और विवरण ऑनलाइनCheckकर सकेंगे।

   निष्कर्ष (Conclusion)   

दिल्ली  लैंड  रिकॉर्ड  बिल-2026  राजधानी  के  रियल एस्टेट  और  भूमि  प्रबंधन  क्षेत्र  में  एक क्रांतिकारी  युग  की  शुरुआत है।

संपत्ति को  प्रॉपर्टी आधार कार्ड  जैसी यूनिक डिजिटल पहचान मिलने से न केवल आम जनता को भूमि विवादों, फर्जीवाड़े और

दफ्तरों  के चक्कर काटने से  राहत मिलेगी, बल्कि संपत्ति का मूल्य भी अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनेगा। सरकार का

यह  कदम  दिल्ली  को  आधुनिक,  पारदर्शी  और  टेक-स्मार्ट  वैश्विक  शहर  बनाने  की  दिशा  में  एक  बहुत  बड़ा  मील  का  पत्थर

साबित होगा।

   महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर   

यह दिल्ली सरकार द्वारा लाया जाने  वाला एक नया कानून है,  जिसके  तहत दिल्ली की सभी संपत्तियों  का वैज्ञानिक ड्रोन

सर्वे कर उन्हें यूनिक डिजिटल प्रॉपर्टी पहचान पत्र दिया जाएगा।

यह  एक  विशिष्ट  डिजिटल  पहचान  संख्या  होगी  जो  आपकी  संपत्ति  (घर,  दुकान,  फ्लैट  या  भूखंड)  के  भौगोलिक  स्थान  और

स्वामित्व का प्रामाणिक सरकारी रिकॉर्ड रखेगी।

जी हां,  प्रस्तावित बिल में  यह स्पष्ट प्रावधान है  कि इमारत की प्रत्येक मंजिल और फ्लैट का अलग डिजिटल रिकॉर्ड और

यूनिक प्रॉपर्टी ID तैयार की जाएगी।

सर्वे  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  (Survey  of  India)  की  मदद  से  अत्याधुनिक  ड्रोन  मैपिंग  और  GIS  तकनीक  द्वारा  किया

जाएगा।

भूमि विवादों और फर्जीवाड़े से सुरक्षा मिलेगी, लोन प्रक्रिया आसान होगी, और प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री व दाखिला-खारिज

(Mutation) पारदर्शी तरीके से होगा।

हां, सरकार का लक्ष्य दिल्ली की सभी प्रकार की आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत संपत्तियों का सौ फीसदी डिजिटल
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कवरेज करना है।

हां, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत दिल्ली के 30 गांवों में ड्रोन सर्वे कर प्रॉपर्टी कार्ड सफलतापूर्वक तैयार किए

जा चुके हैं।

सरकार विधेयक का प्रारूप अंतिम रूप में तैयार कर चुकी है और इसे पारित करने के लिए जल्द ही दिल्ली विधानसभा का विशेष

सत्र बुलाया जाएगा।

हां, सर्वे पूरा होने के बाद आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का Status Check कर सकता है

तथा डिजिटल कार्ड की PDF Copy डाउनलोड कर सकता है।

शुरुआती चरण में सरकार खुद ड्रोन सर्वे कराकर डाटा इकट्ठा करेगी, जिसके बाद नागरिकों को आपत्ति या सुधार दर्ज कराने

और सत्यापन का मौका ऑनलाइन दिया जाएगा।

सटीक भू-समीक्षा डाटा और जीआईएस मैपिंग के कारण सीमा संबंधी असहमति और दोहरे मालिकाना हक के दावों की गुंजाइश

खत्म हो जाएगी, जिससे अदालती मामले स्वतः घटेंगे।
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